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इस Editorial म� The Hindu, The Indian Express, Business Line आ�द  म� �का�शत लेख� का
�व�ेषण  �कया  गया  है। इस लेख म� एमएसएमई के �ड�जटलीकरण  क�  चुनौ�तय� और अवसर�
तथा  इससे संबं�धत �व�भ� पहलुओ ंपर चचा � क�  गई है। आव�कतानुसार, यथा�ान  टीम
��� के इनपुट भी शा�मल �कये गए ह�।

संदभ� 

भारत के आ�थ�क प�र�� को �ायः देश के सू�, लघु एवं म�म उ�म� (MSMEs) के आधार पर
प�रभा�षत �कया  जाता  है। �क� तु भारतीय  अथ��व�ा  का  यह मह�पूण� �े� आज भी अ�च�लत
और पुरानी �ौ�ो�गक�  के आधार पर काय� करता  है, जो �क उसक�  उ�ादन  �मता  म� बाधा
उ�� करती है।

समावेशी �वकास और संव��� त आजी�वका  के भारत के ल� तथा  ‘वोकल फॉर लोकल’ क�
धारणा  के म�ेनज़र सू�, लघु एवं म�म उ�म� के �लये ई-कॉमस� माक� ट�ेस काफ�
मह�पूण� हो जाते ह�।

�वसाय� म� तेज़ी लाने क�  अपनी �मता  के साथ ई-कॉमस�, वै��क मू� �ंखलाओ ंका  लाभ
�ा� करने हेतु भारतीय  एमएसएमई �े� के �लये काफ�  मह�पूण� साधन  हो सकता  है।

इसके अलावा  अ�धक-से-अ�धक द�ता  के �लये उ�ादन  ���या  को �चा�लत करना  और
बाज़ार� तक अ�धक प�ँच  �ा� करने के �लये एमएसएमई इकाइय� को �ादा  चैनल उपल�
कराना  भी मौजूदा  समय  म� काफ�  मह�पूण� है।

एमएसएमई और ई-कॉमस�

सू�, लघु एवं म�म उ�म

सू�, लघु एवं म�म उ�म मं�ालय  के आँकड़� क�  मान� तो देश क�  लगभग 51 ��तशत
एमएसएमई इकाइया ँ �ामीण  �े�� म� ��त है।
इ�� �ायः अपनी �मताओ ंम� बढ़ोतरी करने के �लये �वशाल बाज़ार� और आव�क
�वशेष�ता  क�  आव�कता  होती है।
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वत�मान  समय  म� एमएसएमई इकाइय� के सम� मौजूद  चुनौ�तय� म� काय�शील पूंजी क�
कमी, आपू�त�  �ंखला  संबंधी बाधा , तकनीक�  चुनौ�तया ँ, जीएसटी अनुपालन  ढा ँचा ,
सी�मत उपभो�ा  आधार आ�द  शा�मल ह�।

उपयु�� चुनौ�तय� म� से कई का  उपाय  एमएसएमई इकाइय� के �ड�जटलीकरण  पर
�नभ�र करता  है, अतः यह मह�पूण� हो जाता  है �क सू�, लघु एवं म�म उ�म ज�-

से-ज� अपने �वसाय  के �व�भ� पहलुओ ंके �बंधन  हेतु �ड�जटल समाधान� को
अपनाएँ।

ई-कॉमस�

ई-कॉमस� संबंधी आँकड़� के मुता�बक, वै��क �र पर सम� खुदरा  �ापार म� ई-कॉमस�
क�  �ह�ेदारी म� लगातार बढ़ोतरी देखने को �मल रही है, खासतौर पर चीन , अमे�रका  और
ए�शयाई-�शा ंत �े� के देश� म�।
आँकड़� के अनुसार, वष� 2021 तक भारतीय  ई-कॉमस� बाज़ार का  अनुमा�नत मू�
तकरीबन  84 �ब�लयन  डॉलर हो जाएगा , जो �क वष� 2017 म� 24 �ब�लयन  डॉलर पर था।

इस तरह ई-कॉमस� भारतीय  एमएसएमई इकाइय� को भारतीय  तथा  �वदेशी
उपभो�ाओ ंऔर संगठन� को आक�ष�त करने का  अवसर �दान  करता  है।

एमएसएमई के �ड�जटलीकरण का मह�

एमएसएमई का  संपूण� �व� से जुड़ाव: यह छोटी कंप�नय� और �ाट�अ� को सु�वधा
�दान  करता  है �क वे अपने उ�ाद� को रा�ीय बाज़ार के साथ-साथ वै��क बाज़ार म� भी
प�ँचा  सक� , �जससे उनके �ाहक आधार म� उ�ेखनीय वृ�� के साथ उनक�  आय म�
बढ़ोतरी होती है।

यह �टयर-2/3 शहर� के कारीगर� और छोटे �व�ेताओ ंको अपने �ानीय  �ाहक� के
साथ-साथ देश-�वदेश के �ाहक� को ऑनलाइन  �ब��  करने का  अवसर �दान
करता  है।

�नवेश और आय: ई-कॉमस� माक� ट�ेस को वत�मान  म� कम-से-कम लागत, नवाचार और
�नवेश म� प�रवत�न  का  एक सव��म संभव उपाय माना  जा  सकता  है। 

आपू�त�  �ंखला  म� �नवेश करके ई-कॉमस� �े� एमएसएमई इकाइय� को आपू�त�  तथा
�वतरण  नेटवक�  म� भागीदार बनने का  अवसर �दान  करता  है।
यह आजी�वका  के अवसर� के मा�म से अ�त�र� आय  सृजन  म� मदद  करता  है और
आ�थ�क समृ�� एवं समावेशी �वकास म� योगदान  देता  है।

लागत �भावी: ई-कॉमस�, भारतीय एमएसएमई इकाइय� के �लये प�रचालन  लागत कम
करने, राज� बढ़ाने, अ�धक �ाहक आधार बनाने और �ाहक संतु�� के मा�म से लाभ
�ा� करने का  उपयोगी साधन  बन  सकता  है।

ऑनलाइन  मा�म एमएसएमई इकाइय� को ब�त ही कम मू� पर बाज़ार प�ँच
�ा� करने का  अवसर �दान  करता  है, �जससे वे अपनी �मता  �वकास पर अ�धक
�नवेश कर सकते ह�।

संबं�धत चुनौ�तयाँ
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जीएसटी छूट का  अभाव: �नयम� के मुता�बक, 40 लाख �पए तक के वा�ष�क कारोबार
वाले �वसाय� को जीएसटी से छूट दी गई है।

हाला ँ�क ई-कॉमस� माक� ट�ेस �व�ेताओ ंको इं�ा-�ेट आपू�त�  के �लये जीएसटी
संबंधी यह छूट नह� �मलती है, यह छूट केवल ऑफलाइन  �व�ेताओ ंको �मलती है।
चाहे उनका  वा�ष�क कारोबार 40 लाख �पए से कम ही �� न  ह�, �क� तु �फर भी उ��
अ�नवाय� तौर पर जीएसटी पंजीकरण  कराना  होता  है।

‘�वसाय के मु�  �ान ’ (PPoB) का  �स�ा ंत: ई-कॉमस� म� �ायः सभी ऑनलाइन
�व�ेताओ ंके �लये �वसाय हेतु भौ�तक �ान  उपल� होना  संभव नह� होता  है।

इसके प�रणाम��प एमएसएमई इकाइय� के �लये पंजीकरण  कराना  काफ�
चुनौतीपूण� काय� होता  है।

उ�चत अवसंरचना  और �ौ�ो�गक�  तक प�ँच  का  अभाव: नवीनतम �ाट�  उपकरण� का
�योग, बेहतर इंटरनेट सेवाएँ, �ड�जटल �स�म के �बंधन  हेतु कुशल कम�चारी और
भौ�तक एवं �ड�जटल अवसंरचना  के रखरखाव आ�द  से संबं�धत काय� छोटी एवं
नवसृ�जत कंप�नय� के �लये काफ�  महँगा  होता  है।
जाग�कता  का  अभाव: अभी भी देश म� कई छोटे एवं म�म उ�म ऐसे ह�, जो �ड�जटल
प�रवत�न  के �भाव� से अनजान  ह�, �जसके कारण  नी�त �नमा �ताओ ंके �लये उनम�
प�रवत�न  लाना  काफ�  चुनौतीपूण� है।

इसके अलावा  एमएसएमई इकाइया ँ �ायः �ड�जटल �ौ�ो�ग�कय� को अपनाने और
उसे बढ़ावा  देन े क�  इ�ुक नह� होती ह�, इसके अलावा  अ�ाधु�नक �ौ�ो�ग�कया ँ
काफ�  ती�ता  से �वक�सत होती ह� और ये इकाइया ँ उ��त के साथ तालमेल नह�
�बठा  पाती ह�।

डेटाबेस का  रखरखाव: �ावसा�यक �नण�य लेने के �लये मह�पूण� संर�चत एवं
असंर�चत डेटा  का  भंडारण, �व�ेषण  और �बंधन  करना  एमएसएमई इकाइय� के �लये
चुनौतीपूण� होता  है।

डेटा , �ाउड और �स�म �बंधन  के साथ-साथ इनके रख-रखाव  के �लये आव�क
��श�ण  जैसे �वषय  एमएसएमई इकाइय� के �लये परेशानी का  सबब हो सकते ह�।

आगे क� राह

मौजूदा  योजनाओ ंका  �ौ�ो�गक�  के साथ सम�यन: एमएसएमई के �लये ऑफलाइन
और भौ�तक बाज़ार को �ान  म� रखकर तैयार क�  गई योजनाओ ंक�  पहचान  करना  और
ऑनलाइन  �ब��  मा�म� के अनु�प उनम� प�रवत�न  �कये जाने क�  आव�कता  है।

उदाहरण  के �लये एमएसएमई इकाइय� को बाज़ार� तक प�ँचने और �ड�जटल
माक� �ट� ग म� �नवेश करने के �लये �व�ीय  �ो�ाहन  �दया  जा  सकता  है। इसका
उ�े� उन  लोग� को �ो�ा�हत करना  है जो �ड�जटल मोड म� ह�ांतरण  करना
चाहते ह�।
कौशल नी�तय� और काय��म� म� ई-कॉमस� से�र क�  आव�कताओ ंके अनु�प
प�रवत�न  �कया  जा  सकता  है।

ई � � � ई � �
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ई-कॉमस� के मा�म से �नया �त म� वृ��: ई-कॉमस� के मा�म से देश के सम� �नया �त को
बढ़ाने हेतु �व�श� कदम उठाए जा  सकते ह�। इनम�: 

उन  उ�ाद� क�  पहचान  �जनका  �नया �त करना  संभव  है।
�नया �त उ�ुख �व�नमा �ण  समूह� को ई-कॉमस� से जोड़ना।
से�र-�व�श� �नया �त संव��न  प�रषद� के साथ संबंध� को �ो�ा�हत करना।
ई-कॉमस� �नया �त �े� बनाने के �लये मौजूदा  �वशेष आ�थ�क �े�� का  लाभ उठाना।

ई-कॉमस� और �वदेश �ापार नी�त: देश क�  �वदेश �ापार नी�त म� ऑनलाइन  �व�ेताओ ं
के �लये ऐसे �े�� क�  पहचान  क�  जानी आव�क है, जो वै��क बाज़ार� म� सफलता  �ा�
करने हेतु आव�क ह�, इसके अलावा  देश क�  �वदेश �ापार नी�त म� ई-कॉमस� �नया �त
�व�श� �ावधान  शा�मल �कये जा  सकते ह�। इसम� शा�मल ह�: 

ई-कॉमस� �नया �त के �लये �ो�ाहन  �दान  करने वाले �व�श� नी�तगत �ावधान।
ई-कॉमस� �नया �त का  �ड�जटलीकरण।

बड़ी टेक कंप�नय� क�  भू�मका: कई बड़ी टेक कंप�नया ँ छोटे एवं म�म �र के उ�म�
क�  �ावसा�यक द�ता  और लाभ�दता  को बढ़ाकर उनका  समथ�न  कर रही ह�।

‘गूगल एडवा ंटेज’, गूगल क�  एक ऐसी पहल है जो एमएसएमई इकाइय� को बढ़ते
ऑनलाइन  �ाहक आधार का  उपयोग करने क�  सु�वधा  �दान  करती है।
‘गूगल माय �बज़नेस’ को �वशेष �प से �ाट�अ� और एमएसएमई इकाइय� का
समथ�न  करने के �लये �वक�सत �कया  गया  है।

‘�वसाय के मु�  �ान ’ (PPoB) संबंधी �स�ा ंत का  सरलीकरण: सरकार ‘�वसाय  के
मु�  �ान ’ (PPoB) संबंधी आव�कता  को �वशेष �प से ऑनलाइन  �व�ेताओ ंके �लये
�ड�जटल �प �दान  कर और सरल बना  सकती है।

‘�वसाय  के मु�  �ान ’ संबंधी �स�ा ंत को ‘संचार के �ान ’ के �स�ा ंत के साथ
��त�ा�पत �कया  जा  सकता  है।
रा�  �व�श� भौ�तक PPoB क�  आव�कता  को समा� करने से �व�ेताओ ंको
रा�-�रीय  जीएसटी �ा� करने म� सु�वधा  �ा� होगी।

�न�ष�

भारत क�  �वकास गाथा  म� छोटी इकाइय�, कुटीर इकाइय� और एमएसएमई इकाइय� का
मह�पूण� योगदान  रहा  है।

ये छोटे �े� य�द  �भावी �प से �ड�जटल �प से स�म हो जाते ह�, तो आ�थ�क �वकास,

रोज़गार सृजन , आय  �र को बढ़ाने म� काफ�  मह�पूण� हो सकते ह�।
एमएसएमई इकाइय� के �लये �ड�जटल कुशलता  के साथ ऑनलाइन  बाज़ार म� �यं को
सफलतापूव �क �ा�पत करना  मह�पूण� होता  है। इसके अभाव  म� एमएसएमई �े� भ�व�
के �लये तैयार नह� हो सकता  है।

अ�ास ��: एमएसएमई �े� के �लये �ड�जटल सश��करण  काफ�  मह�पूण� है। भारत म�
MSME �े� के �ड�जटलीकरण  से जुड़ी चुनौ�तय� और अवसर� पर चचा � क��जये।


